भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 969

(जिसका उत्तर सोमवार, 3 दिसंबर, 2012  को दिया गया)
निवेशक हैल्पलाइन परियोजना
969.
श्री राजीव चंद्रशेखर :
क्या कारपोरेट कार्य मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)
क्या विभाग-संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने निवेशक हैल्पलाइन परियोजना को फिर से शुरू करने की सिफारिश की है;

(ख)
यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और
(ग)
इसे कब तक फिर से शुरू किया जाएगा?
उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 
(श्री सचिन पायलट)
(क) से (ग) : वित्त संबंधी स्थायी समिति ने दिनांक 24 अप्रैल, 2012 को लोक सभा/राज्य सभा  में प्रस्तुत कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2012-13) संबंधी अपनी 55वीं रिपोर्ट में नोट किया कि मंत्रालय ने निवेशक हैल्पलाइन परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया है चूंकि उसने अपने शिकायत मॉड्यूल को एमसीए-21 प्रणाली पर पुनर्गठित कर लिया है। समिति ने महसूस किया कि चूंकि भारत में इंटरनेट तक पहुंच काफी कम है, विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में, मंत्रालय को निवेशक हैल्पलाइन परियोजना को बंद करने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। इस पर, मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि www.investorhelpline.in वेबसाइट के संचालन के लिए वित्तीय सहायता बंद करने से पहले इसके उपयोगिता पहलू की जांच की गई थी। यह पाया गया कि इस वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या कम हो रही है। इसके अतिरिक्त, एमसीए-21 प्रणाली में एक ऐसा शिकायत मॉनीटरिंग मॉड्यूल क्रियाशील है जहां पर इस तरह की शिकायतों की मॉनीटरिंग और कार्रवाई इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। कार्य की द्विरावृत्ति से बचने और सरकारी धन बचाने के लिए इस वेबसाइट की वित्तीय सहायता बंद करने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस वेबसाइट के लिए सहायता पुनः आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
*****
